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जिसका उत्‍तर 02 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।
.....
सिंचाई परियोजनाओं हेतु निधियां
3984. श्री के. रहमान खान: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि सरकार ने 2018-19 के अपने बजट में कृषि सिंचाई परियोजनाओं हेतु 2600 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं;
(ख) 
यदि हां, तो इस परियोजना के तहत शामिल किए जाने वाले राज्य कौन-कौन से हैं और राज्यों की चयनित सूची बनाने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाएंगे; और
(ग) 
इस परियोजना पर आवंटित 2600 करोड़ रुपये की व्यय किए जाने की अवधि क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ग) भारत सरकार ने वर्ष 2018-2019 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के अंतर्गत 2600 करोड रूपए आवंटित किए हैं। यह बजट प्रावधान- 
(1) पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत प्राथमिकता दी गई परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु नाबार्ड से दीर्घकालीन सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) के अंतर्गत लिए गए ऋण संबंधी डेब्ट सर्विसिंग (2) राज्‍यों/संघ राज्‍यों को सतही लघु सिंचाई तथा मरम्‍मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर) स्‍कीम के तहत वित्तीय सहायता देने, के लिए है। 
यह बताया समीचीन है कि  वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के परामर्श से 76.03 लाख हे. क्षमता वाली निन्यानवे (99) चल रही बृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चिह्नित की गई हैं, जिनकी अनुमानित लागत 77595 करोड़ रु. है और जिन्हें उनके कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यों सहित चरणवार ढंग से दिसंबर, 2019 तक पूरा किया जाना है। सरकार ने केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से की राशि के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था अनुमोदित की है। प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का राज्‍य-वार ब्‍यौरा अनुलग्‍नक में दिया गया है। 
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान इन 99 परियोजनाओं और पोलावरम परियोजनाओं के लिए दी गई निधि इस प्रकार है:
	वर्ष
	जारी निधि

	2016-17
	10010.87 करोड़ रूपए

	2017-18
	11352.45 करोड़ रूपए


इसके अतिरिक्‍त, माननीय वित्‍त मंत्री ने वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्‍तुत करते हुए ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- हर खेत को पानी’ के अंतर्गत भूमि जल के उपयोग के लिए एक स्‍कीम की घोषणा की है जिसके तहत 96 अत्‍यधिक सिंचाई वंचित जिले शामिल हैं। 
*****
	 
	 
	 
	 
	अनुलग्नक

	“सिंचाई परियोजनाओं हेतु निधियां” विषय पर राज्य सभा में दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3984 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

	99 प्राथमिकीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

	क्र.सं.
	राज्य
	परियोजनाओं की संख्या
	01.04.2016 तक शेष लागत (करोड़ रूपए) (अनुमोदित टिप्पणी के अनुसार)
	चरम सिंचाई क्षमता  (हजार हे.) 

	1
	आंध्र प्रदेश
	8
	1818
	263

	2
	असम
	3
	832
	125

	3
	बिहार
	2
	459
	37

	4
	छत्तीसगढ़
	3
	715
	48

	5
	गोवा
	1
	44
	14.5

	6
	गुजरात
	1
	8107
	1792

	7
	जम्मू और कश्मीर
	4
	356
	61.4

	8
	झारखंड
	1
	3426
	236.8

	9
	कर्नाटक
	5
	3185
	252.8

	10
	केरल
	2
	220
	38.1

	11
	मध्य प्रदेश
	14
	11732
	872.6

	12
	महाराष्ट्र
	26
	19950
	850.8

	13
	मणिपुर
	2
	602
	37

	14
	ओडिशा
	8
	4628
	327.7

	15
	पंजाब
	2
	363
	92

	16
	राजस्थान
	2
	1564
	315.6

	17
	तेलंगाना
	11
	7666
	585.1

	18
	उत्तर प्रदेश
	4
	11929
	1653

	  
	 कुल
	99
	77595
	7603


